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इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

रिट - ए संख्या - 2084/2026 

कैलाश नाथ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ………..... याचिकाकर्ता(गण) 

बनाम 

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य ​ ​ ​ ​ ​ ………..... प्रत्यर्थी(गण) 

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता​ ​ ​ :​ हरि ओम साहू, विवेक सिहं 

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता​ ​ ​ ​ :​ मखु्य स्थायी अधिवक्ता 

न्यायालय संख्या – 33 

माननीय न्यायमरू्ति विकास बधुवार। 

1.​ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिहं और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री 
वी. के. श्रीवास्तव को सनुा। 

2.​ याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 15.06.1995 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर 
नियकु्त किया गया था और उसके बाद वे 31.03.2025 को सेवानिवतृ्त हो गए; हालाँकि, 
याचिकाकर्ता को सेवानिवतृ्ति के बाद मिलने वाले लाभ—जिनमें पेंशन, जीपीएफ, गे्रच्यटुी, 
अवकाश नकदीकरण आदि शामिल हैं—का भगुतान नहीं किया गया है। 

3.​ दसूरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का 
निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला पंचायत राज अधिकारी, मिर्जापरु द्वारा किया जाना है। 

4.​ दोनों पक्षों द्वारा प्रस्ततु दलीलों पर विचार करत ेहुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश 
के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की 
प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 3/जिला पंचायत राज अधिकारी, मिर्जापरु के समक्ष एक 
विस्ततृ अभ्यावेदन प्रस्ततु करे; जिस पर उक्त अधिकारी, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ततु किए 
जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, काननू के परू्णतः अनरुूप रहत े हुए रिट 
याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे। 

 
  
(माननीय न्यायमरू्ति विकास बधुवार।) 
12 फरवरी, 2026 
 

 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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